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●​ नमकीन के कें द्र इंदौर में 3.5 लाख नौकरियां संपोषित हो रही हैं, जीएसटी में कटौती से उत्पाद 
6-7% सस्त ेहुए हैं 

●​ कृषि उपकरण अब 7-13% सस्त ेहुए हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ हो रहा है। 
●​ माहेश्वरी साड़ियाँ, गोंड पेंटिगं, टेराकोटा, बांस और पीतल के बर्तनों की लागत में 6-10% की 

कमी आई है। 
●​ सीमेंट और बलआु पत्थर क्षेत्रों में कीमतों में 8-10% की कमी देखी गई है, जिससे आवास और 

इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग में बढ़ोतरी हुई है। 
 

प्रस्तावना 
 
इंदौर के फूड स्ट्रीट्स से लेकर सतना के सीमेंट हब और महेश्वर के करघों तक, मध्य प्रदेश की 
अर्थव्यवस्था कृषि, शिल्प और उद्योग में गहराई से जडु़ी हुई है। हाल ही में जीएसटी दरों में किए गए 
सवु्यवस्थीकरण से इन तमाम क्षेत्रों में लागत कम होने, घरों के लिए जरूरी वस्तएंु अधिक किफायती 
होने और उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सधुार होने की उम्मीद है। 
 
जीआई-टैग वाले स्नकै्स और साड़ियों से लेकर आदिवासी शिल्प, पत्थर के काम और सीमेंट तक, अपनी 
समदृ्ध विविधता के लिए प्रसिद्ध, मध्य प्रदेश अब कई तरह की वस्तओु ं पर कम टैक्स दरों से 
लाभान्वित होगा। इन सधुारों से किसानों, कारीगरों, एमएसएमई और बड़ ेउद्योगों को समान रूप से 
सहयोग मिलने की उम्मीद है, जिससे विकास और आजीविका के नए अवसर खलुेंगे। 



 

 
 

खाद्य प्रससं्करण और कृषि 
 
इंदौर नमकीन 

 
 



 

इंदौर सेव, लौंग सेव, मिक्सचर और चिवड़ा जसेै नमकीन उत्पादों का जीआई-टैग वाला कें द्र है। यह क्षेत्र 
लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार को सहयोग करता है, और इसका निर्यात मध्य 
परू्व, ब्रिटेन और अमेरिका तक है। नमकीन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से, उत्पादों के 
लगभग 6-7% सस्त ेहोने की उम्मीद है। इससे घरेल ूबिक्री बढे़गी और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में 
सधुार होगा। 
 
कृषि मशीनरी 

भारत का दसूरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, कृषि-मशीनीकरण का भी एक 
महत्वपरू्ण कें द्र है। इंदौर, भोपाल, देवास, ग्वालियर, उज्जनै और विदिशा के क्लस्टर मखु्यतः 
एमएसएमई द्वारा संचालित हैं, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सीड ड्रिल, 
थे्रशर, हार्वेस्टर और सिचंाई पंप का निर्माण करत ेहैं। 
 
यह क्षेत्र लगभग 25,000 श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से और 60,000 को डीलरशिप, मकेैनिक और 
स्पेयर-पार्ट आपरू्तिकर्ताओ ंके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। टै्रक्टर, पंप और उपकरणों पर 
जीएसटी 12/18% से घटाकर 5% करने से, उपकरणों की लागत में 7-13% की गिरावट आने की उम्मीद 
है। इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधनुिक कृषि उपकरण अधिक किफायती हो जात ेहैं, साथ 
ही आयात के मकुाबले स्थानीय एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सधुार होता है। 
 



 

 

हथकरघा और हस्तशिल्प 
 
राज्य पारंपरिक शिल्पों की एक विस्ततृ श्रृंखला का कुटंुब है, जिनमें से कई को जीआई टैग प्राप्त हैं और 
वशै्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। 
 
माहेश्वरी साड़ियां 

खरगोन जिले में माहेश्वरी हथकरघा क्षेत्र 2,600 करघों पर लगभग 8,000 बनुकरों को रोजगारों को 
संपोषित करता है, जिसमें महिलाएं बनुाई, कताई और रंगाई में महत्वपरू्ण भमूिका निभाती हैं। इस शिल्प 
की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, इसे 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होल्कर ने पनुर्जीवित और प्रचारित किया 
था, जिनके शाही संरक्षण में महेश्वर को एक प्रसिद्ध बनुाई कें द्र के रूप में स्थापित किया गया। 
 
अपने हल्के रेशम-सतूी मिश्रण, सकू्ष्म रंगों और विशिष्ट उलटी किनारी (बगुड़ी) के लिए जानी जाने वाली 
माहेश्वरी साड़ियों की घरेल ूमांग और विशिष्ट निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे 2010 से 
जीआई टैग प्राप्त है। निर्यात आमतौर पर गैर-सरकारी संगठनों और बटुीक सहयोग के जरिए यरूोप और 
अमेरिका तक जाता है। 
 
₹2,500 तक में तयैार किए गए वस्त्र उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिए जाने के साथ, 
ये साड़ियां आम और मध्यम शे्रणी वर्ग में लगभग 6% सस्ती होने की उम्मीद है। इससे शहरी खरीदारों के 
लिए क्षमता में सधुार होता है, सिथेंटिक विकल्पों के मकुाबले प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है, और बनुकर 
परिवारों को बेहतर आय स्थिरता मिलती है। 
 



 

 

जनजातीय और लोक शिल्प 
 
गोंड चित्रकलाएं 

2015 से जीआई-टैग प्राप्त एक कला रूप, गोंड चित्रकलाएं मंडला, डिडंोरी, उमरिया और सिवनी में 
मखु्यतः घरेल ू इकाइयों में बनाई जाती हैं। लोककथाओ ं और पौराणिक कथाओ ं पर आधारित, ये 
चित्रकलाएं स्थानीय वनस्पतियों, जीवों और किवदंतियों को चित्रित करती हैं, और महिलाएं भी इस 
शिल्प में समान भमूिका निभाती हैं। घरेल ूस्तर पर, इन्हें शिल्प मेलों, दीर्घाओ ंऔर शहरी सजावट की 
दकुानों में बेचा जाता है, जबकि अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग यरूोप और अमेरिका के संग्राहकों, 
संग्रहालयों और ऑनलाइन खरीदारों से आती है। गोंड कला को पेरिस और लंदन में अतंर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों 
में भी प्रदर्शित किया गया है, जो इसके वशै्विक आकर्षण को उजागर करता है। 
 
जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से, कलाकृतियां लगभग 6% सस्ती होने की उम्मीद है, जिससे 
कलाकारों को दीर्घाओ,ं ई-कॉमर्स और निर्यात बाजारों में बढ़त को मजबतूी मिलेगी, साथ ही आदिवासी 
परिवारों की आय स्थिर होगी। 
 
लकड़ी के लाख के खिलौने 

मखु्य रूप से बधुनी (सीहोर), उज्जनै और ग्वालियर में तयैार किया गया, यह वंशानगुत शिल्प लगभग 
2,000-2,500 कारीगरों की मदद से संचालित है, जिनमें महिलाएं चित्रकारी और परिष्करण में महत्वपरू्ण 
योगदान देती हैं। पारंपरिक हाथ से बने खराद मशीनों पर निर्मित और अक्सर गैर-विषलेै वनस्पति रंगों 
से रंगे जाने वाले, इन खिलौनों को प्लास्टिक के पर्यावरण-अनकूुल विकल्प के रूप में महत्व दिया जाता 
है। जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से, कीमतों में लगभग 6% की गिरावट आई है, जिससे 
प्लास्टिक के विकल्पों की तलुना में इनकी सामर्थ्य बढ़ी है, त्योहारों और मेलों के दौरान बिक्री में बढ़ोतरी 
हुई है, और जापान और यरूोप जसेै निर्यात बाजारों में संभावनाओ ंमें सधुार हुआ है। 
 
टेराकोटा और मिट्टी के शिल्प 

मंडला, बतैलू, उज्जनै और टीकमगढ़ जसैी जगहें टेराकोटा के खिलौनों, मरू्तियों और सजावट के सामान 
के लिए जानी जाती हैं, जिनका उत्पादन मखु्य रूप से ग्रामीण और महिला प्रधान परिवार करत ेहैं। 
लगभग 5,000-6,000 कारीगर, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और अनसुचूित जाति/ अनसुचूित 
जनजाति के परिवारों से हैं, इस पर्यावरण-अनकूुल शिल्प में लगे हुए हैं, जिसकी मांग दिवाली और 
नवरात्रि के दौरान चरम पर होती है। जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने से, उत्पादों के लगभग 6% 
सस्त ेहोने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों पर बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा और कारीगरों की आजीविका 
को मजबतूी मिलेगी। 
 
बेल मेटल और डोकरा शिल्प 

 
 



 

बतैलू और बालाघाट के आदिवासी क्षेत्रों में, लगभग 5,000 कारीगर डोकरा के पारंपरिक शिल्प में लगे हुए 
हैं, जिसमें प्रतिमा, मरू्तियां, आभषूण और सजावट के सामान बनाने के लिए पारंपरिक खोया-मोम ढलाई 
विधि का इस्तमेाल किया जाता है। 
 
मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत से गहराई से जडु़ी यह कला परूी तरह से हाथ से तयैार की गई और 
अनठूी फिनिश के लिए बहुमलू्य है। इसे घरेल ूहस्तशिल्प एंपोरिया के साथ-साथ यरूोप और अमेरिका के 
विशिष्ट संग्राहकों को भी बेचा जाता है। जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से, उत्पादों के लगभग 6% 
सस्त े होने की उम्मीद है, जिससे मशीन-निर्मित पीतल की मरू्तियों के मकुाबले प्रतिस्पर्धा बढे़गी और 
कारीगरों के परिवारों की आय बनाए रखने में मदद मिलेगी। 
 
लाख के बर्तन और बेल धात ुशिल्प 

 
टीकमगढ़, झाबआु और अलीराजपरु के समहू लाख के बर्तन और अनषु्ठानिक बेल धात ुकी वस्तओु ंका 
निर्माण करत े हैं, जिससे लगभग 5,000-6,000 कारीगर जडु़ े हुए हैं। घरेल ूस्तर पर, इन वस्तओु ंका 
व्यापक रूप से धार्मिक अनषु्ठानों, शादियों और सजावट में इस्तमेाल किया जाता है, जबकि निर्यात 
यरूोप और अमेरिका के विशिष्ट बाजारों की जरूरत को परूा करता है। बेल धात ुकी वस्तओु ंका मध्य 
भारतीय परंपराओ ंमें अनषु्ठानिक महत्व है, और लाख के बर्तन अपने चमकीले रंगों के लिए, खासकर 
ग्रामीण मेलों में, मलू्यवान हैं। 
 
गैर-सरकारी संगठनों के नेततृ्व वाली सहकारी समितियां भी कारीगरों को शहरी खरीदारों तक पहंुच में 
मदद करती हैं। कुछ बेल धात ुउत्पादों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% और लाख के बर्तनों पर 12% 
से घटाकर 5% करने से उपभोक्ताओ ंके लिए कीमत में 6-10% की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे 
घरेल ूमेलों में बाजार के मौके बढ़ेंगे और निर्यात की संभावना बढे़गी। 
 
बांस और बेंत के हस्तशिल्प  

बालाघाट, मंडला और दिनोरा में, हजारों आदिवासी परिवार बांस और बेंत से टोकरियां, चटाई, फर्नीचर 
और सजावटी सामान बनुने में लगे हुए हैं। इस इको-फ्रें डली शिल्प में महिलाएं कें द्रीय भमूिका निभाती हैं, 
जो लगभग 12,000 प्रत्यक्ष और 25,000 अप्रत्यक्ष आजीविकाओ ंको बनाए रखती है। इस क्षेत्र को 
ट्राइफेड और वन धन योजना के साथ-साथ मध्य प्रदेश वन विकास निगम के जरिए प्रोत्साहित किया 
जाता है। 
 
जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से, बांस और बेंत के उत्पाद लगभग 6% सस्त ेहोने की उम्मीद है, 
जिससे घरेल ूसजावट बाजारों में लोगों के खरीदने की क्षमता बेहतर होगी, आदिवासियों की आय बढे़गी 
और यरूोप तथा मध्य परू्व में इको-फ्रें डली वस्तओु ंके निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। 
 
पीतल के बर्तन 

टीकमगढ़, छतरपरु और बेतलू पीतल के बर्तनों के प्रमखु कें द्र हैं, जहां वंशानगुत कारीगर परिवार 
पारंपरिक ढलाई और नक्काशी के जरिए बर्तन, दीपक और सजावटी वस्तएंु निर्मित करत ेहैं। इस क्षेत्र में 
हजारों कारीगर जडु़ ेहैं, और 2021 में सरकार की पहचान पहल के अतंर्गत 82,000 से अधिक कारीगरों ने 



 

नामांकन कराया। घरेल ू स्तर पर, पीतल के बर्तनों का उपयोग मंदिरों, घरों और सजावट में जारी है, 
जबकि निर्यात मध्य परू्व, अमेरिका और यरूोप के बाजारों तक जाता है। 
 
पीतल के बर्तनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से कीमतों में लगभग 6% की कमी आने की 
उम्मीद है, जिससे कारीगरों को स्टेनलेस स्टील और एलमुिनियम के विकल्पों से प्रतिस्पर्धा करने में 
मदद मिलेगी और साथ ही निर्यात प्रतिस्पर्धा भी बेहतर होगी। 
 

औद्योगिक के्षत्र 
 
सीमेंट 

मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, जिसके प्रमखु कें द्र सतना, कटनी, दमोह और रीवा 
हैं। यह क्षेत्र खनन, परिवहन और ठेकों में लगभग 50,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 2 लाख से अधिक 
अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। अकेले सतना जिला भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में लगभग 10% 
का योगदान देता है, जो इस सेक्टर में राज्य के प्रभतु्व को दर्शाता है। जीएसटी 28% से घटाकर 18% 
करने से 50 किलोग्राम सीमेंट के एक बगै की कीमत में ₹25-30 की गिरावट आने की उम्मीद है। इससे 
आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओ ं में मांग बढे़गी और साथ ही स्थानीय उत्पादकों की 
प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सधुार होगा। 
 
बलआु पत्थर 

ग्वालियर, शिवपरुी और टीकमगढ़ बलआु पत्थर के प्रमखु कें द्र हैं, जहां लगभग 25,000-30,000 श्रमिक 
कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकतर अनसुचूित जाति/ अनसुचूित जनजाति परिवारों से आत े हैं। अपनी 
उत्कृष्ट बनावट और संपोषण के लिए मशहूर, ग्वालियर बलआु पत्थर का इस्तमेाल स्मारकों, आवरण 
और फर्श बनाने में बड़ी मात्रा में किया जाता है, और यरूोप, अमेरिका और खाड़ी देशों में भी इसकी अच्छी 
मांग है। जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने के साथ, स्लबै और टाइलें लगभग 8% सस्ती होने की 
उम्मीद है, जिससे निर्माण और विरासत के जीर्णोद्धार में मांग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही ग्रामीण 
आजीविका भी बेहतर होगी। 
 
पत्थर की नक्काशी और जड़ाई का काम 

ग्वालियर, जबलपरु, छतरपरु और पन्ना पत्थर की नक्काशी और जड़ाई के काम के पारंपरिक कें द्र हैं, 
जहाँ मरू्तियां, स्तंभ और सजावटी कलाकृतियां बनाई जाती हैं, और परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस कौशल को 
आगे बढ़ात ेरहत ेहैं। लगभग 8,000-10,000 कारीगर, जिनमें पॉलिशिगं और फिनिशिगं का काम करने 
वाली महिलाएं भी शामिल हैं, काम कर रही हैं। जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने से उत्पादों के 
8-9% सस्त े होने की उम्मीद है, जिससे मंदिर बोर्डों, विरासत पनुरुद्धार परियोजनाओ ंऔर विशिष्ट 
सजावट बाजारों को मदद मिलेगी, साथ ही कारीगरों को मशीन-निर्मित विकल्पों के मकुाबले प्रतिस्पर्धी 
बने रहने में मदद मिलेगी। 
 
चमड़ ेके जतू े 



 

देवास, इंदौर और ग्वालियर के क्लस्टर, जिनमें औद्योगिक इकाइयां और छोटी कार्यशालाएं दोनों 
शामिल हैं, लगभग 40,000 प्रत्यक्ष और 1.2 लाख अप्रत्यक्ष श्रमिकों को रोगार देत ेहैं। ₹2,500 तक के 
जतूों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिए जाने से कीमतों में लगभग 11% की कमी आने की 
उम्मीद है। इससे ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए खरीदने की क्षमता बढे़गी, छोटे कारीगरों की 
आजीविका को सहारा मिलेगा और मध्य प्रदेश के जतूा उद्योग को सिथेंटिक विकल्पों के साथ प्रतिस्पर्धा 
करने में मजबतूी मिलेगी। 
 

 
 

निष्कर्ष 
 
जीएसटी सवु्यवस्थीकरण से मध्य प्रदेश को घरेल ू स्नकै्स और साड़ियों से लेकर आदिवासी शिल्प, 
सीमेंट, बलआु पत्थर और जतू-ेचप्पल तक, विस्ततृ रूप से लाभ होगा। लागत कम करके, इससे कारीगरों 
को सहयोग मिलने, एमएसएमई को सदुृढ़ करने और घरेल ूव वशै्विक, दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता 
में सधुार होने की उम्मीद है। 
 
महेश्वर के बनुकरों और मंडला के कलाकारों से लेकर सतना के सीमेंट कामगारों और देवास के जतूा 
निर्माताओ ंतक, ये सधुार ग्रामीण और शहरी आजीविका पर बड़ा असर डालना सनुिश्चित करत ेहैं। टैक्स 
के बोझ को कम करके और नए बाजार अवसर खोलकर, ये बदलाव आत्मनिर्भर भारत और विकसित 
भारत 2047 के विजन के अनरुूप हैं, जो मध्य प्रदेश को जीएसटी सधुारों का एक प्रमखु लाभार्थी बनात े
हैं। 
 

*** 
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